भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 51
(जिसका उत्तर 11 दिसम्‍बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय
51. डा॰ वी॰ मैत्रेयनः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के विलय हेतु कोई पहल की है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले वर्ष में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक का कुल कितना कारोबार रहा है;

(ग)
क्या सरकार ने अनर्जक आस्तियों के मामलों, कर्मचारियों को नौकरियों का आश्वासन, बैंक शाखाओं की संख्या तथा बैंक से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में समाधान ढूंढने का कोई प्रयास किया है; और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का क्या रुख है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा बैंकिंग संस्था के साथ आमेलन (एमलगमेशन) करने के लिए योजना बना सकती है। आरबीआई द्वारा गठित नरसिम्‍हन समिति (1998), आरबीआई के उप-गवर्नर की अध्‍यक्षता वाली लीलाधर समिति (2008) और आरबीआई द्वारा गठित नायक समिति (2014) सहित विभिन्‍न समितियों ने अध:स्‍थ लाभों/सहक्रियाओं को देखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की है। इसको तथा सुदृढ़ीकरण के संभावित लाभों को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी बैंकों के सृजन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच समेकन सुकर बनाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आमेलन के प्रस्तावों हेतु एक अनुमोदन ढांचे के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था (एएम) बनायी है। एएम ने, आरबीआई से परामर्श के उपरांत, दिनांक 17.09.2018 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक तीनों अपने समामेलन पर विचार कर सकते हैं। बैंकों ने अब समामेलन पर विचार किया है और देना बैंक के बोर्ड ने उसकी अनुशंसा की है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक ने उसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। 
(ख): इस संबंध में आरबीआई ने वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल बैंक-वार आय सूचित की है जो कि अनुबंध में दी गयी है।
(ग) और (घ): पिछले साढ़े चार वर्ष के दौरान सरकार ने अनुपयोज्‍य आस्तियों (एनपीए) की समस्‍या को दूर करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है जिसके मुख्‍य घटक निम्‍नानुसार है:
(1) एनपीए की पारदर्शी पहचान करना: सहिष्‍णुता का त्‍याग कर दिया गया है तथा वर्ष 2015 में आस्ति गुणवत्‍ता समीक्षा (एक्‍यूआर) के अंतर्गत दबावग्रस्‍त आस्तियों को एनपीए में वर्गीकृत किया गया है तथा तदनन्‍तर बैंकों द्वारा इनकी पहचान की गयी है। इसके अंतर्गत पुनर्संरचना योजनाएं जो कि ऐसी सहिष्‍णुता की अनुमति देती थी, को फरवरी, 2018 में समाप्‍त कर दिया गया है। इसके परिणामस्‍वरूप, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की मानक पुनर्संरचित आस्तियां (एसआरए) मार्च, 2015 में अपने 6.5% के शीर्ष से घटकर सितम्‍बर, 2018 में 0.49% हो गई हैं।
(2) स्‍वच्‍छ और प्रभावी कानूनों और प्रक्रियाओं के माध्‍यम से दबावग्रस्‍त खातों का समाधान और उनसे धनराशि वसूलना: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के माध्‍यम से तथा इरादतन चूककर्ताओं  और संबंधित व्‍यक्तियों को समाधान प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित करके उधारदाता-उधारकर्ता के संबंधों में एक मूलभूत परिवर्तन लागू किया गया है। बैंकिंग प्रणाली के सकल एनपीए का एक बहुत बड़ा भाग राष्‍ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में समाधान के विभिन्‍न स्‍तरों पर है। अन्‍य वसूली तंत्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण प्रदान न करने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति के दखल को 30 दिन में प्राप्‍त करने की व्‍यवस्‍था करने हेतु वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम को संशोधित किया गया है तथा छ: नए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की स्‍थापना की गई है। इसके परिणामस्‍वरूप, पिछले साढ़े चार वित्‍तीय वर्षों के दौरान पीएसबी का एनपीए 2,61,359 करोड़ रुपए कम हो गया है। इसके अतिरिक्‍त, पीएसबी ने वित्‍तीय वर्ष 2018-19 के पूर्वार्ध (एच1 एफवाई 2018-19) में 60,713 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की सूचना दी है, जो कि वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के पहले पूर्वार्ध में की गई वसूली के दोगुने से अधिक है, तथा एच1 एफवाई 2018-19 में 26,798 रुपए की घटोत्‍तरी के साथ सकल एनपीए घटने की शुरूआत हुई है।

5 तिमाहियों के दौरान 30 दिन से अधिक अतिदेय खाते (विशेष वर्णित खाते (एसएमए) 1 और 2) भी लगभग 39% तक सतत् रूप से घट रहे हैं (पीएसबी के लिए जून 2017 में 2.25 लाख करोड़ रुपए से सितम्‍बर, 2018 में 0.87 लाख करोड़ रुपए तक), जो कि नए एनपीए में व्‍यापक और सतत कटौती दर्शाते हैं। इस प्रकार, 5 तिमाहियों में जीएनपीए के शीर्ष/चरम पर पहुँचने, पहचान के लगभग समाप्‍त होने और एसएमए 1 तथा 2 में राशि के 61% से कम होने से आस्ति गुणवत्‍ता में सुधार दिखाई देता है। इसके अतिरिक्‍त, व्‍यापक प्रावधानीकरण द्वारा, पीएसबी का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2015 के पूर्व-एक्‍यूआर स्‍तर के 49.3% से सतत रूप से बढ़कर सितम्‍बर 2018 को 67.17% हो गया है जो कि एनपीए के प्रभाव को समाप्‍त करने हेतु बैंक के तुलन-पत्रों को मदद प्रदान करता है।
(3) पीएसबी सुधार एजेंडे के माध्‍यम से बैंकों को सुधारना: 
· बेहतर प्रबंधित परिसंघ उधार के लिए न्‍यूनतम 10% की अपेक्षा द्वारा परिसंघ में उधारताओं की संख्‍या को सीमित करना,
· विवेकपूर्ण उधार हेतु नकद प्रवाहों की कड़ी निगरानी करना,
· प्रभावी निगरानी हेतु विशेषीकृत एजेंसियों के माध्‍यम से 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की निगरानी,
· आंकड़ा स्रोतों में समग्र सम्‍यक सावधानी हेतु प्रौद्योगिकी और विश्‍लेषण विज्ञान का उद्योग,
· 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की राशि वाले एनपीए बन जाने वाले सभी खातों की इरादतन चूक और धोखाधड़ी की दृष्टि से समग्र जांच,

· ऋण स्‍वीकृति की शर्तों को कड़ाई से लागू करना,

· वसूलियों पर ध्‍यान देते हुए दबावग्रस्‍त खातों के समय से और प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंकों में दबावग्रस्‍त आस्ति प्रबंधन वर्टिकलों की स्‍थापना,

· 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों हेतु उधारकर्ताओं के पासपोर्ट विवरणों को एकत्र करना, तथा
· आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्‍यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए भगौड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 का प्रवर्तन।
जहां तक कर्मचारी समस्‍याओं, बैंक शाखाओं और अन्‍य बैंक संबंधित समस्‍याओं का संबंध है, वे आरबीआई के दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा संबंधित बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अध्‍यधीन संबंधित बैंक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। 
*****
अनुबंध
वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में प्रत्‍येक पीएसबी और निजी क्षेत्र के बैंकों में कुल आय
	बैंक
	वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल आय (करोड़ रुपए में)

	इलाहाबाद बैंक
	19,051

	आंध्रा बैंक
	20,347

	एक्सिस बैंक लिमिटेड
	56,764

	बंधन बैंक लिमिटेड
	5,508

	बैंक ऑफ बड़ौदा
	50,430

	बैंक ऑफ इंडिया
	43,752

	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	12,602

	केनरा बैंक
	48,195

	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
	1,422

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	26,658

	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
	3,935

	कार्पोरेशन बैंक
	19,941

	डीसीबी बैंक लिमिटेड
	2,724

	देना बैंक
	10,096

	फेडरल बैंक लिमिटेड
	10,912

	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
	95,619

	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
	72,664

	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
	30,040

	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
	10,049

	इंडियन बैंक
	19,522

	इंडियन ओवरसीज बैंक
	21,848

	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
	22,031

	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
	7,117

	कर्नाटक बैंक लिमिटेड
	6,378

	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
	6,600

	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
	23,801

	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
	3,389

	नैनीताल बैंक लिमिटेड
	653

	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	20,181

	पंजाब एंड सिंध बैंक
	8,530

	पंजाब नैशनल बैंक
	56,877

	आरबीएल बैंक लिमिटेड
	5,576

	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
	7,030

	भारतीय स्टेट बैंक
	2,65,130

	सिंडिकेट बैंक
	24,582

	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
	3,757

	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
	1,116

	यूको बैंक
	15,141

	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	37,738

	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	10,556

	विजया बैंक
	14,190

	यस बैंक लिमिटेड
	25,493


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक 
